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जिसका उत्‍तर 26 मार्च, 2018 को दिया जाना है ।
.....
हिमाचल प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं
3518. श्रीमती विप्लव ठाकुर: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या सरकार ने देश में सिंचाई तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कोई कार्य-योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ख) 
क्या सरकार देश के पहाड़ी राज्यों में सिंचाई के समुचित उपयोग के लिए कोई कार्य- योजना तैयार कर रही है; 
(ग) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(घ) 
हिमाचल प्रदेश में जारी सिंचाई परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; 
(ङ) 
अब तक आवंटित/जारी/उपयोग की गई धनराशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और 
(च) 
इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) से (ग)  प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य खेतों तक जल की वास्तविक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र को बढ़ाना, खेतों पर जल उपयोग दक्षता में सुधार, निरंतर जल संरक्षण पद्धतियां शुरू करना, आदि है। इसमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), हर खेत को पानी (एचकेकेपी) जैसे विभिन्न घटक शामिल हैं। 
वर्ष 2016-17 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के परामर्श से 76.03 लाख हे. क्षमता वाली निन्यानवे (99) चल रही बृह्द/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं (असम, मणिपुर और जम्मू एवं कश्मीर सहित) चिह्नित की गई हैं, जिनकी अनुमानित शेष लागत 77595 करोड़ रु. है और जिन्हें उनके कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यों सहित चरणवार ढंग से दिसंबर,  2019 तक पूरा किया जाना है। सरकार ने केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से की राशि के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था अनुमोदित की है।
(घ) से (च) पीएमकेएसवाई के हर खेत को पानी (एचकेकेपी)-सतही लघु सिंचाई स्कीम (एसएमआई) घटक के अंतर्गत 39 एसएमआई स्कीमों के लिए 33.525 करोड़ रु. तथा हिमाचल प्रदेश की 111 एसएमआई स्कीमों के लिए 49.275 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। राज्य/ केंद्रीय जल आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 39 एसएमआई स्कीमों को पूरा करने का लक्षित वर्ष 2017-18 और 111 एसएमआई स्कीमों को पूरा करने का लक्षित वर्ष 2019-20 है।
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